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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3032
जिसका उत्‍तर 12 दिसम्‍बर, 2016 को दिया जाना है ।
.....

कानपुर की चर्मशोधक इकाइयों से गंगा में गंदा पानी प्रवाहित किया जाना
3032. श्री लाल सिंह वडोदिया: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या यह सच है कि सरकार गंगा की सफाई के तहत कानपुर की चर्मशोधक इकाइयों से गंगा में आने वाले गन्दे पानी को रोकने पर गंभीरता से विचार कर रही है; 
(ख) 
यदि हां, तो क्या सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई कदम उठाया है; और 
(ग) 
यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? 

उत्‍तर
युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल)
(क) से (ग) जी, हां। सरकार कानपुर की चर्मशोधन इकाईयों से गंगा नदी में अशोधित जल छोड़े जाने पर रोक लगाने के लिए गंभीर रूप से विचार कर रही है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट जल के परिशोधन, जल एवं लवण की पुनः प्राप्ति, जाजमऊ, कानपुर में चर्मशोधन उद्योगों से अपशिष्ट जल प्रवाहित होने से रोकने के लिए 20 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी)- शून्य तरल निस्सरण (जेडएलडी) आधारित साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों प्रस्तावित किया गया है।
इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए पणधारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गई हैं। 18 फरवरी, 2016 को अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में 20 एमएलडी- जेडएलडी आधारित साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र के तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की गई थी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एनएमसीजी के प्रतिनिधियों द्वारा इस प्रौद्योगिकी को स्वीकृत किया गया था। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 अगस्त, 2016 को एक बैठक की थी और केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान और एनएमसीजी के प्रस्ताव का व्यापक रूप से मूल्यांकन करने के लिए आईआईटी कानपुर के नेतृत्व में एक समिति बनाने का अनुरोध किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने चर्मशोधन संघों के साथ बातचीत की शर्त पर जेडएलडी आधारित साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र पर निर्णय करने के लिए आईआईटी कानपुर के नेतृत्व वाली समिति की रिपोर्ट एनएमसीजी को भेज दी थी। आयुक्त, कानपुर की अध्यक्षता में 5 अक्टूबर, 2016 को सभी पणधारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी जहां यह निर्णय लिया गया था कि 20 एमएलडी-जेडएलडी आधारित साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र के विरूद्ध चर्मशोधन संघों की कोई आपत्ति/चिंता एनएमसीजी को लिखित में भेजी जाए।
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